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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दो बाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रवा पा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate coinpilation 


LAT- . . . - " 


IND 


विधि एवं न्याय मंत्रालय 

( न्याय विभाग ) 


वित्त प्रदान करने के तरीके जैसे अन्य मामलों पर विचार 
करने के लिए एक तदर्थ समिति का गठन करने का निर्णय 
लिया है । 


संकल्प 


नई दिल्लो , 9 दिसम्बर , 1992 
से . जे .- 12014/ 1/ 92-- जे . प्रार . : -- न्यायिक प्रणाली 
को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार अपने सतत प्रयास 
के भाग के रूप में न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 
एक अखिल भारतीय स्तर की प्रशिक्षण संस्था की स्थापना 
की वांछनीयता पर कुछ समय से विचार कर रही थी । 
सरकार ने अब सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम ( 1860 का 
अधिनियम XXI ) के अंतर्गत सोसाइटी के रूप में एक राष्ट्रीय 
न्यायिक अकादमी की स्थापना करने का निर्णय लिया है । 


2. समिति में निम्न सदस्य होंगे . - - 
1 . भारत के मन्य न्यायाधीश 

ध्यक्ष 
2 . भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
न्यायमूर्ति श्री एस . आर . पांडियान 

सदस्य 
3. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीय , 
न्यायमूति श्री एम . सी . प्रवाण 

सदस्य 
4. न्यायमूर्ति श्री एम . के . मयनी, मुम्ब न्याया 
धीश , उच्च पालय , सलाहाबाद 

सदस्य 
5. न्यायमूर्ति श्री जे . के . नाथुर, न्यायाधीश , उच्च 
न्यायालय , इस हीपाद 

सदस्थ 
b. सचिव , भारत मरकार, न्याय विभाग 

सदस्य 


इम निर्णय के अनुसरण में भारत के मुख्य न्यायाधीश के 
परामर्श से सरकार ने संस्था अंनियम तथा अकादमी का 
स्थान , इसका कार्य क्षेत्र , चने जाने वाले पाठ्यक्रमों तथा 
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7. मचिव , भारत सरकार , विधायी विभाग 

सदस्य 

In pursuance of this slecision , the Government 

have, in consultation with the Chief Justice of India , 
से , सचिव , भारत सरकार , कामिक एवं प्रशिक्षण 

decided to constitute an Ad- lioc Committee to con 

sider the Articles of Association and such other mat 
दिल्य 

ters as the location of the Academy, its Faculty , 
9. सचिव , भारत सरकार , व्यय विभाग 

सदस्य 

courses to be adopted , and inode of financing, etc . 

2 . The Committee will have the following mein 
1 ), मा . अार एन , माधव मेनन , निदेशक , राय 

hers : - - - 
विधि विद्यालय , भारत विश्वविद्यालय , बगलार समय 

Į , The Chicf Justice of India Chairman 
11 , डा . निर्मला यो विधि संकार , बंबई विश्व 

2 . Shri Justice S . R . Pandian , 
विद्यालय 

सदस्य 

Judge, Supreme Court of India Meinber 

संयोजक 
12 महापंमाया , उच्चतम न्यायालय 

Shri Justice S . C . Agrawal, 
Judge, Supreme Court of India Membu s 

Shri Justice M . K . Mukherjee. 
3. सोसायटी के पजाकृत हो जाने पर ममिति का काय 

Chief Justice , High Court of 
विधि समाप्त हो जाएगी । 

Allaliabad 

Monber 

Shri Justice J. K. Mathur . 
1. मरकारी सदस्य उपरोक्त कार्य के संबंध में उनके 

Judge, High Court of Allahabad Metuner 
द्वारा उनके कार्यालयों से की गई यात्राओं के लिए उन पर 

Secretary to the Govt. of India , 
लाग नियमों के अनुसार यात्रा भना दैनिक भत्ता प्राप्त करने 

Department of Justice 

Momhr 

Secretary to the Govt. of India , 
के हकदार होंगे । 

Department of Legal Affairs Member 
5. समिति के गैर सरकारी सवस्य बैठक में भाग लेने के 

Secretary to the Govt. of India , 

Deptt . of Personnel & Training Memlich 
लिए की गई यात्राओं के लिए गाता भत्ता दैनिक भने के 

Secretary to the Govt. of India , 
हकदार होंगे जैसा कि भारत सरकार के प्रथम ग्रेड के अधि 

Department of Expenditure Member 
कारियों को अनुमेय होता है । 

Dr. N . R . Madhava Menon , Director , 

National Law School of India , 
यादेश प्रादेश दिया जाता है कि कार को भारत के 

University, Bangalore 

Member 
भाजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

Dr. Nirmala Khody , Faculty of Law , 
University of Bombay 

Member 
म . पी . सिंह, संयुक्त सचिव 

The Registrar General of 
Supreme Court of India 

Convener 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

3 . The linure of the Committee will come to will 

end as soon as the Society is registered . 
(Department of Justice ) 

7. Thy official members will be entitled to draw 
KESOLUTION 

TADA etc . for the journeys undertaken by them in 

connection with the above assignment from their 
New Delhi, the 9th December, 1992 

respective offices in accordance with the rules applic 

able to them . 
F . No. J- 1? 014 !192 - JR . – The Government of 
India had been considering for sometime, as part of 

5 . The non -official inembers of the Committee will 
its continuing endeavour to improve the judicial sys 

he cntitled to TADA for their journeys to attend 
rem , the desirability of establishing an All - India level 

meetings as admissible to officers of the First Grade 
training institution for the training of Judicial Offi 

of the Government of India . 
cers. The Government have now decided to set up ORDER : Ordered that the Resolution be pub 
a National Judicial Academy as a Society , registered lished in the Gazette of India , 
under the Socielies Registration Act ( Act XXI of 
1860 ) . 

M . P . SINGH, Jt . Secy . 
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